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(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के
परिणाम और परिणामी कार्रवाई
22.
श्री प्रताप सिंह बाजवाः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या नाबार्ड ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीयन समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 
2016-17 के अपने प्रतिदर्श सर्वेक्षण में टियर-3 शहरों को शामिल किया था;

(ख)
यदि हां, तो इसके क्या हैं;

(ग)
इस बात पर विचार करते हुए कि टियर-3 के शहरों को अर्ध-शहरी माना जाता है और अगर इन शहरों को प्रतिदर्श से हटा दिया जाए तो सर्वेक्षण में व्युत्पन्न सालाना आय पर क्या प्रभाव होगा; और
(घ)
2012-13 के एनएसएसओ अनुमान से (ग) से व्युत्पन्न इन आंकड़ों की तुलना करते हुए चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर पर क्या प्रभाव होगा?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने सर्वेक्षण के उद्देश्य हेतु 50,000 से कम जनसंख्या वाले और कुछ गांवों के समीप छोटे शहरों को कवर करने के लिए ‘ग्रामीण’ की व्यापक/विस्तारित परिभाषा का विशेष रूप से उपयोग किया है। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि यह टियर-3 से टियर-6 को कवर करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के टियर-वार वर्गीकरण के अनुरूप है। 
(ग): नाबार्ड ने सूचित किया है कि नमूने में से टियर-3 केन्द्रों को शामिल न करने पर टियर-4 से टियर-6 तक किे परिवारों की औसत मासिक आय अनुमानत: 7,751 रुपए है। 
(घ): नाबार्ड ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) 2012-13 के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी और एनएएफआईएस 2016-17 (कृषि वर्ष 2015-16 को संदर्भ अवधि लेते हुए) ने टियर-4 से 
टियर-6 तक के केन्द्रों में प्रत्येक कृषक परिवार की 8,897 रुपए की औसत मासिक आय का अनुमान लगाया है। 
*****
